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विषय : फसल की पैदावार पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
1768. श्री सैयद नासिर हुसैनः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान मौसम में अचानक से परिवर्तन होने/बेमौसमी वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हुआ है या फसलों की पैदावार कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के किसानों को फसल की उपज में कितना नुकसान उठाना पड़ा; और
(ग) अब तक सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)
(क) एव (ख) : हाल ही में बढ़ी हुई सूखा अवधि, बाढ़, ओलावृष्‍टि, चक्रवाती वर्षा और हवा, आदि कठोर मौसमी घटनाएं घटी हैं। इस प्रकार, इन कठोर मौसमी घटनाओं से कई किसानों का उत्‍पादन प्रभावित हुआ है। खाद्यान्‍नों संबंधी अनुमान के अनुसार, देश में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल खाद्यान्‍न के उत्‍पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। वर्ष 2018-19 में खाद्यान्‍न का उत्‍पादन 285.21 मिलियन टन था जो वर्ष 2017-18 के 285.01 मिलियन टन उत्‍पादन की तुलना में 0.20 मिलियन टन अधिक था। 
(ग) : किसानों द्वारा उठाए जा रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने कई कदम उठाएं हैं, यथा:-
(i.) राज्‍य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ)/राष्‍ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ), मौजूदा मानदंड अन्‍य बातों के साथ-साथ सूचित की गई प्राकृतिक आपदाओं के कारण सभी प्रकार के कृषि एव बागवानी के फसलकृत क्षेत्रों को हुए नुकसान के लिए कृषि आदान राजसहायता (जहां फसल नुकसान 33 प्रतिशत या इससे अधिक था) के रूप में किसानों को सहायता प्रदान करते हैं। ये वर्षासिंचित फसलों के लिए प्रति हेक्‍टेयर 6800/- रुपए, सिंचित फसलों के लिए प्रति हेक्‍टेयर 13500-/ रुपए है जो 1000/- रुपए की न्‍यूनतम सहायता से कम न होने और बोए गए क्षेत्र के लिए सीमित होने के अध्‍यधीन हैं तथा  सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए प्रति हेक्‍टेयर 18000/- रुपए है जो 2000-/ रुपए की न्‍यूनतम सहायता से कम न होने के और बुआई किए गए क्षेत्रों के लिए सीमित हैं जहां फसल नुकसान 33 प्रतिशत और इससे अधिक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसानों द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण उठाए जा रहे नुकसान के दावे के लिए कार्यान्‍वित की जा रही है। 
(ii.)  इसके अलावा, फसल नुकसान को कम करने और प्रबंधन के लिए आईसीएआर-केन्‍द्रीय शुष्‍क भूमि कृषि अनुसंधान संस्‍थान (सीआरआईडीए), हैदराबाद ने राज्‍य कृषि विश्‍वविद्यालयों के सहयोग से देश में 650 जिलों के लिए फसल आकस्‍मिकता योजना तैयार की है ताकि मौसम में अचानक किसी प्रकार का बदलाव होने पर सतत कृषि उत्‍पादन बनाए रखा जा सके। इसके अतिरिक्‍त विभिन्‍न मंत्रालयों के कई विभाग राज्‍यों में फसल की स्‍थिति, वर्षा की स्‍थिति, जल भंडार की स्‍थिति और आदानों की उपलब्‍धता की समीक्षा करने के लिए प्रत्‍येक सप्‍ताह बैठक करते हैं। फसल मौसम निगरानी रिपोर्ट के आधार पर आकस्‍मिकता योजनाओं के कार्यान्‍वयन हेतु राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को परामर्शिकाएं जारी की जा रही हैं। 
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